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चुनावी बॉ� योजना और संबं�धत �ववाद
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संदभ�

उ�तम �ायालय  ने प��म बंगाल, त�मलनाडु, केरल, असम तथा  पुडुचेरी म�
�वधानसभा  चुनाव� से पहले नए चुनावी बॉ� क�  �ब��  पर रोक लगाने संबंधी
या�चका  को खा�रज कर �दया  है।
�व�दत है �क ‘एसो�सएशन  फॉर डेमो�े�टक �रफॉ��’ (ADR) ने राजनी�तक दल�
को �ा� होने वाले �व�  तथा  खात� म� पारद�श�ता  क�  कमी संबंधी एक मामले के
लं�बत रहने और आगामी �वधानसभा  चुनाव  से पहले चुनावी बॉ� क�  �ब��  क�
पर रोक लगाने संबंधी एक या�चका  दायर क�  थी।

चुनावी बॉ� �ा  ह�?

क� �ीय  बजट 2017 म� घो�षत, चुनावी बॉ� राजनी�तक दल� को गु� �प से धन
दान  करने के �लये उपयोग �कये जाने वाले �ाज मु� वाहक उपकरण  ह�। इसम�
खरीदार या  �दाता  तथा  उपकरण  धारक (राजनी�तक दल �जसको इसका  मा�लक
माना  जाता  है) के संबंध म� कोई जानकारी नह� दी जाती है।
च ुनावी बॉ� 1,000; 10,000; 1 लाख; 10 लाख; तथा  1 करोड़ �पए के गुणक� म�
जारी �कये जाते ह�। भारतीय  �ेट ब�क इ�� बेचने के �लये अ�धकृत एकमा� ब�क है।
बॉ� खरीदकता � बॉ� खरीद  कर उसे अपनी पसंद  क�  पाट� को दान  कर सकते ह�।
�कसी ��� या  कंपनी �ारा  बॉ� क�  खरीद  के संदभ� म� कोई सं�ा  या  सीमा
�नधा ��रत नह� क�  गई है। एस.बी.आई. उन  को जमा  करता  है, जो �कसी राजनी�तक
पाट� ने 15 �दन� के भीतर �धानमं�ी राहत कोष म� जमा  नह� �कये ह�।
अ�धसूचना  के अनुसार ���य�, ���य� के समूह�, गैर-सरकारी संगठन�,
धा�म�क समूह� व  अ� ��� को भी अपने �ववरण  का  खुलासा  �कये �बना  चुनावी
बॉ� के मा�म से दान  करने क�  अनुम�त है।

च ुनावी बॉ� क�  पारद�श�ता  संबंधी �ववाद

इसके संबंध म� �ववाद  का  मु�  �ब� दु दानदाताओ ं�ारा  चुनावी बॉ� के मा�म से
गु� �प से दान  करना  है। क� �  सरकार ने �व�  अ�ध�नयम 2017 म� संशोधन  कर
राजनी�तक दल� को चुनावी बॉ� के मा�म से �ा� दान  का  खुलासा  करने से
छूट �दान  क�  है।
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दूसरे श�� म�, उ�� ��ेक वष� �नवा �चन  आयोग को अ�नवाय� �प से ��ुत अपनी
योगदान  �रपोट�  म� चुनावी बॉ� के मा�म से योगदान  करने वाल� के �ववरण  का
खुलासा  नह� करना  पड़ता  है।
इससे मतदाता  यह नह� जान  पाते �क �कस ���, कंपनी या  संगठन  ने �कस
पाट� को �कतनी धनरा�श दान  क�  है। चुनावी बॉ� क�  शु�आत से पहले
राजनी�तक दल� को उन  सभी दानदाताओ ंके �ववरण  का  खुलासा  करना  होता
था , �ज��ने 20,000 �पए से अ�धक का  दान  �दया  है।
पारद�श�ता  क�  माँग करने वाले काय�कता �ओ ंके अनुसार, यह प�रवत�न  नाग�रक�
के ‘राइट टू नो’ का  उ�ंघन  करता  है तथा  राजनी�तक वग� को और भी अ�धक
अनु�रदायी बनाता  है।
नाग�रक चुनावी बॉ� के संबंध म� कोई �ववरण  �ा� करने म� स�म नह� ह�,
जब�क सरकार, भारतीय  �ेट ब�क से डाटा  �ा� कर दाता  के �ववरण  तक प�ँच
सकती है। इसका  अथ� यह है �क इन  दान  के �ोत के बारे म� केवल करदाता  को
अंधेरे म� रखा  जाता  है।
हाला ँ�क, क� �  सरकार �ारा  इन  बॉ��स क�  छपाई तथा  �य-�व�य  क�  सु�वधा  के
�लये एस.बी.आई. को �कया  जाने वाला  भुगतान  करदाताओ ंके धन  से ही �कया
जाता  है।

च ुनावी बॉ� क�  लोक��यता

चुनावी बॉ� क�  शु�आत को अभी केवल 3 वष� �ए ह�। इतने कम समय  म� चुनावी
बॉ� दान  के सबसे लोक��य  उपकरण  बन  गए ह�। ए.डी.आर. �ारा  �कये गए
�व�ेषण  के अनुसार �व�ीय  वष� 2018-19 म� रा�ीय  एवं �े�ीय  दल� को �ा� कुल
आय  क�  आधी से अ�धक चुनावी बॉ� के मा�म से �ा� �ई है।
ए.डी.आर. क�  �रपोट�  के अनुसार भारतीय  जनता  पाट� इस योजना  क�  सबसे बड़ी
लाभाथ� है। वष� 2017-18 व  2018-19 म� राजनी�तक दल� को चुनावी बॉ� के
मा�म से �ा� कुल आय  2,20 करोड़ थी, �जनम� से 1,660.89 करोड़ या  60.17%

भाजपा  को �ा� �ई।

चुनावी बॉ� पर चुनाव आयोग का  �ख

चुनाव  आयोग ने मई 2017 म� का�म�क, लोक �शकायत, कानून  एवं �ाय  संबंधी
�ायी स�म�त को एक ��तवेदन  ��ुत कर, जन  ��त�न�ध� अ�ध�नयम
(Representation of the People Act), 1951 म� संशोधन� पर आप��  जताई थी। जो
राजनी�तक दल� को चुनावी बॉ� के मा�म से �ा� दान  का  खुलासा  करने से
छूट �दान  करता  है। इसे एक ‘��तगामी कदम’ (Retrograde Step) के �प म� देखा
गया।
आयोग ने कानून  मं�ालय  को उपरो� संशोधन  पर ‘पुन�व� चार’ करने तथा  इसे
‘संशो�धत’ करने के �लये भी कहा  था।
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चुनाव  आयोग ने इस संबंध म� सरकार से �सफा�रश क�  थी �क ‘ऐसी ���त म� जहा ँ
च ुनावी बॉ� के मा�म से �ा� योगदान  क�  �रपोट�  नह� क�  जाती है, राजनी�तक
दल� क�  योगदान  �रपोट�  के अवलोकन  से, यह पता  नह� लगाया  जा  सकता  है �क
राजनी�तक दल� ने इन  बॉ��स के मा�म से दान  �ा� करने हेतु जन
��त�न�ध� अ�ध�नयम क�  धारा  29 (B) के �ावधान� का  उ�ंघन  तो नह� �कया
है। यह अ�ध�नयम राजनी�तक दल� को सरकारी कंप�नय� एवं �वदेशी �ोत� से
चंदा/दान  लेने से रोकता  है।


